
 329.0  Matters  Under

 में  जान-बूझ  कर  विलम्ब  किया  जा  रहा  है
 भर  केन्द्र  सरकार.  भी.  राजस्थान

 सरकार  को  उसका  ,हक  प्राक्त  करने

 में  उचित  सहयोग  देने  में  विलम्ब  कर  रहीं

 है।  यह  प्रश्न  राजस्थान  प्रान्त  विशेषत:  थार

 रेगिस्तान के  क्षेत्र,  बाड़मेर. एवं  जालौर

 ज़िलों,  के  लिए  ,जीवन  मरण  का  प्रश्न  है।

 अत  केन्द्रीय  सरकार
 से  आग्रहपूर्वक

 निशान  है  कि  इस  अविलम्बनीय  प्रश्न  को

 usta  विकास  परिषद्  की.  सिफ़ारिश

 के  अनुसार  राष्ट्रीय  जलਂ  स्रोत  कौंसिल,

 नेशनल  वाटर  रिसोर्सिज  कौंसिल,  में  रखा

 जाए  और  प्रधान  मंत्री  जी  विशेष  दिल-

 wey  ले  कर  जल्दी  से  जल्दी  निर्णय  करा

 कर  राजस्थान  प्रांत  के  रेगिस्तानी  बाड़मेर

 “wa  जालौर  जिलों  में  माहीं  नदी  का

 पानी  पहुंचा  वार  उक्त  क्षेत्र  को  सीमित

 कर  हरा-भरा करने  की  दिशा  में  सक्रिय

 कदम  उं  |

 (ii)  NBED  TO  REVISE  GOVERNMENT  9८0

 CUREMENT  POLICY  ON  OPIUM.

 Mio  नियंता  कुमारी  शक्तावत

 (चित्तौडगढ़ )  :  उपाध्यक्ष  महोदय,  मैं  नियम

 377  के  भ्रस्तगंत  भीम-उत्पादक  बलिदानों

 जिसका  उपयोग  जोवन  रक्षक  ग्रौषघधियों
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 प्रदेश  के  कुछ  ज़िलों  में  कुछ  मात्ना  में

 इसकी  खेती  होती  है,  पर  मुख्यता  इसका
 उत्पादन...  मेरे...  निर्वाचन-क्षेत्र.....  में,

 राजस्थान  में  चित्तौड़गढ़  तथा  कोटा  ज़िले

 में,  होता  है  वित्त  मंत्रालय  के  प्रधीन

 नारकोटिक्स  विभाग  इसकी.  कथ्य-नीति

 तथा  निर्यात  नीति
 तय

 करता  है  ।  अभी

 हाल  ही  में  इसके  ख़रीद  मुख्य  की  सरकारी

 नीति  से  इसके  उत्पादकों  को  भारी  नुक्सान

 gat है  |

 आज  खेती  की  सब  चीज़ों  के  मुल्य

 बढ़े हैं  ।  खाद.  कीटनाशक  दवाइयों  शादी

 के  मूल्य  बढ़े  हैं
 ।

 आपने  गेहूं  तथा  धन्य

 अनाज  के  सरकारी  ख़रीद  मूल्य  को  बढ़ाया

 है,  श्रफ़ीम-उत्पादकों  के  मूल्यों  को  पता

 नहीं  क्यों  घटाया  गया  है
 ।  ः

 श्रफ़ीम  बड़ी  नाजुक क  फ़सल  है।  मौसम

 में  परिवर्तन  बादल  वा  होना,  हवाएं  इस

 पर  कुप्रभाव  डालती  हैं
 ।

 इस  समय  भोला-

 वृष्टि  तथा  तेज  हवाओ  से  किसानों  की

 अफ़ीम  की  फ़सल  नष्ट  हों  गई  है।  ऐसे  भी

 बड़ी  निपुणता  से  वह  खेती  होती  है  ।  अरब

 सरकार  की  नई  नीति  से.  श्रफ़ीम-उत्पादकं

 किसान  बहुत  परेशान  है  ।  आपने  ख़रीद  के

 स्लैब  बनाए  हैं  :-

 (1)  30  feo  ग्राम  प्रति-हेक्टर  से

 कम  उत्तर  करने  पर  :  130  Fo

 पति  कि०  ग्राम

 (2)  ‘30  fato  ग्राम  से  अधिक पर  45

 कि०  ग्राम  से  कम  पर  -240  रुपये  प्रति  कि०

 ग्राम  ।

 ८3)  45  वि  ग्राम  से  अधिक,  पर

 60  fo  प्राम  से  कम  पर  -.  280.0  रू०

 4

 (4)  60  कि  ग्राम  से  अधिक  पर
 -

 300  रुपये  प्रति कि०  ग्राम



 331  Matters  Under

 [sto  निर्मला  कुमारी]

 यह  उच्चतम  दर  केवल  अतिरिक्त  असम

 की  माहवार  हो  दी  जाएगी,  जिस  श्रेणी में  वह

 जाती  है,  न  कि  पूरी अफीम  पर  ।  पूर्व  की

 न/त।  में  पे  ते  तुलनात्कक  रूप  से  कम  थे,  पर

 बह पूरी  अफीम  की  माता  पर  मिलते  थे  ।

 इस  लिए  किसान  अधिक  से  अधिक  प्रवीण

 सरकार  को  ही.  ईमानदारी  से.  देना

 चाहता  था  |

 अब  आप  के  इस  स्लेब  सिस्टम
 से

 कुल  मिलाकर  जा.  काश्तकार.  ईमानदार

 हैं,  अधिक  उत्पादन  करते  हैं,  वे  निसार

 में  रहेगें  ।  श्राप  किसान:  को  मेहनत  AIX

 उनकी  मजबूरी  को  ध्यान  में  रखें
 ।  समय

 रहते  ध्यान  दें  ,  वर्ना  धीरे-धीरी  किसान  इस

 नाजुक  तथा.  परिश्रम
 साध्य  खेती

 को

 छोड़  कर.  श्राप  वाणिज्यिक  फसलें

 बोने  लगेगा  |

 आप  कहते  हैं  कि  हमारे  पास  विश्व

 बाजार  में  अफीम  नहीं  ब्रिक  रही  है,

 भारी  स्टाक  जमा  है  ।  क्यों  नहीं  आप

 इंस  दुलर्भ  क्या  जीवन-रक्षक  औषधियों  के

 निर्माण  के  कच्चे  माल  को  बेचने  के  लिए

 विश्व  बाजार  देखते  हैं.
 ?  राष्ट्रीय  श्रौषघ

 निर्माण  उद्योगों  में  भी
 *  इसकी.  खपत

 बढ़ाई  जा  सकता  है  ।

 (ii)  STEPS  TO  CHECK  LAND  GRABBING  BY

 ANTI-SOCIAL  ELEMENTS  IN  DELHI.

 भी  कुंवर  राम  (नवादा)  :

 उपाध्यक्ष  महोदय,  सामाजिक  तत्वों

 द्वारा  दिल्ली  में  सरकारी  जमीन  पर  कब्जा

 करने  की  प्रवृत्ति  बढ़ती  जा  रहीं  हे  ।

 वे  गरीब  मजदूरों  को  बहका  कर  जगह

 जगह  खाली  स्थानों  पर  झोंपड़ीयाँ  लगा

 देते  हैं  और  स्थानीय  शभ्रधिकारियों की

 सांठ-गांठ  से  उन  जमीन
 ं

 पर  पुराना  कब्जा

 दिखाने  का  प्रयत्न  करते  हैं  ।  उन्हें  राशन

 काड  ग्राही  बनवा  देते हैं.  ओर  मतदाता

 सूची  में  भी
 उनका

 नाम  लिखवा  देते  हैं
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 भौर  बाद  में  जब  सफाई  अभियान  के

 दौरान  उन्हें  उजाड़ा  जाता  है  तों  सरकारी
 नीति  के  अन्तरगत  उन्हें  25-25  .  गज

 जमीन  भोर  अन्य  सहायता  उपलब्ध
 कराते

 हैं  ।  इसका  लाभ  यदि  शहरों  के  गरीब

 कामगारों को  मिलता  तो  बेहतर
 बात

 होती  परन्तु  ऐसा  नहीं  होता
 ।

 जो
 समा-

 fan  तत्व  उन्हें  जैसे-तैसे  जमीन  श्रावंटित

 हैं  ।  उसके  बाद  फिर  से  किस।  दूसरे  प्लाट  पर

 कब्जा  जमाने  की  कोशिश  करते  हैं  ॥

 अगर  दिल्ली  की  पुनर्वास  बस्तियों  का.

 सर्वे  किया  जाय  तो  उसके  60-71  प्रतिशत

 मूल  झावंटी  पाये  जाएंगे.  कौर  उनकी

 जमीन,  उनका  मकान  गेर-मजदूरों के  हाथ

 होगा  |  अधिकांश परिवार  पावर
 श्राफ

 एटार्नी  श्रीमत्  मुखतारनामा  प्राप्त  किए

 रहते  हैं  लेकिन  “सच्चे  अर्थ  में  उस  मकान

 ज़मीन  के  खरीदार  दूसरे  होते  हैं  ।  लक्ष्मी

 नगर  औ  जनकपुरी,;  जहां  दिल्ल  विकास

 प्राधिकरण ने.  गगनच्म्ब  इमारतों क।

 बाजार  प्रयत्  जिला  केन्द्र  बनाने  क

 निर्णय  लिया  है,  वहां  अवैध  कब्जे  बढते

 जा  रहे  हैं  ।  वहां  के  मूल  श्रावंट/ भो

 gat)  खास-पास  क।  पड़ती  WAT  पर  *.

 ने  भा  कोई  कार्यवाह,  नहीं
 को

 हैं
 ।

 इन

 क्षेत्रों  में  सामाजिक तत्वों  द्वारा  रातों

 रात  सैकड़ों  शॉप ड़ियां  खड़,  को  जा  रहा
 हैं। वे  लॉग  भपने  की  प्रधान  कहते  हैं

 परन्तु  वास्तव  में  वे  गुण्डे  हैं
 ।  रास-पास


